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““आज से पांच साल पहले, भारत ने हमारे 
महान सैनिकों की भलाई सुनिश्चित करने 
की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया, 
जो साहसपूर्वक हमारे राष्ट्र  की रक्षा करते हैं। 
#5YearsOfOROP एक महत्वपूर्ण अवसर 
है। दशकों तक भारत OROP का इंतजार 
करता रहा। ” 
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2 वन रैंक वन पेंशन

OROP के कार्यान्वयन से पहले, पेंशन की गणना कर्मियों द्वारा 
उनकी सेवानिवृत्ति के समय एक विशेष वेतनमान / वेतन बैंड में 
निकाले गए वेतन से जुड़ी थी। वेतन आयोगों की सिफारिश पर 
वेतनमान को उच्चतर पक्ष में संशोधित किया जाता है। वेतनमान 
के संशोधन के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पहले से 
सेवानिवृत्त हुए लोगों की तुलना में अधिक पेंशन मिलती है, 
इसलिए, अतीत और वर्तमान के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में 
अंतर बना रहता है।

पहले की पेंशन नीति में अंतराल
 अध्याय  1

“हमारे सैनिक 40 साल तक धैर्यवान रहे। वे कभी 
अनुशासन से बाहर नहीं रहे। उन्होंने हमेशा व्यवस्था 
का सम्मान किया है। वे इस योजना की मांग करते 
रहे और हमारे सैनिक जो हमारे देश के लिए अपने 
प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं,  उनसे झूठ 
बोला गया ।

		  	 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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पूर्व सैनिक पिछले 40 वर्षों से अधिक से OROP के कार्यान्वयन 
के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 2015 से पहले इसे अंतिम 
रूप नहीं दिया गया। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व में विभिन्न 
समितियों और निकायों द्वारा विचार किया गया। अन्‍य केन्‍द्र 
सरकार के कर्मचारियों के लिए भी आम तौर पर इसे स्वीकार्य 
नहीं पाया गया है । इन समितियों और निकायों की सिफारिशों 
का सार संक्षेप में है:

तीसरा कें द्रीय वेतन आयोग: इसमें रैंकों के आधार पर 3 से 9 
साल तक पेंशन के लिए योग्यता सेवा में वेटेज की सिफारिश की 
गई थी । 

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओ ंपर उच्च स्तरीय समिति-1984 
(केपी सिहं देव समिति): समिति ने सिफारिश की कि सरकार 
को विशेष रूप से उस सिद्धांत के आलोक में वन रैंक वन पेंशन 
के मुद्दे पर विचार करना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन के संबंध में पहले ही स्थापित 
हो चुका है ।

चौथा कें द्रीय वेतन आयोग: आयोग ने कहा कि पेंशन के 
समानीकरण के सुझाव को स्वीकार करना मुश्किल है ।  इसके 
अलावा, इसमें विभिन्न श्रेणियों के पेंशनभोगियों को कोई समान 

एक लंबे समय से लंबित मुद्दा
 अध्याय  2
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लाभ प्रदान किए बिना काफी प्रशासनिक और लेखांकन कार्य 
शामिल होगा ।

उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति-1991 (शरद पवार 
समिति): समिति द्वारा वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष 
सिफारिश नहीं दी गई।

पांचवां कें द्रीय वेतन आयोग: आयोग ने यह कहते हुए वन रैंक 
वन पेंशन देने की सिफारिश नहीं की, कि प्रत्येक वेतन आयोग 
वेतन में कुछ लाभ देता है जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से अधिक 
होता  है । ऐसे लाभ पेंशनर्स को देने की आवश्यकता  नहीं महसूस 
की गयी।

रक्षा मंत्री की समिति की रिपोर्ट (जून 2003): रक्षा मंत्री की 
समिति ने इस मुद्दे को सरकार द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी समिति 
द्वारा विचार करने के लिए छोड़ दिया।

अंतर-मंत्रालयी समिति: वन रैंक वन पेंशन की मांग पर विचार 
करने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 27-
2-2003 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया 
था।  समिति ने 24-9-2004 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में वन रैंक 
वन पेंशन प्रदान करने का पक्ष नहीं लिया, बल्कि PBOR के लिए  
01.01.1996 से प्रभावी संशोधित पे स्के ल के अधिकतम पर 
आधारित  संशोधित एकरूपता की संस्तुति की ।

रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति: समिति ने अपनी 20वीं 
और 21वीं रिपोर्ट में सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वन रैंक वन 
पेंशन प्रदान करने के लिए अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया।  
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वन रैंक वन पेंशन पर कानून मंत्रालय के विचार: वर्तमान 
प्रणाली न्यायिक जांच की कसौटी पर खरी उतरी है ।  वन रैंक 
वन पेंशन के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता और उसी की 
कानूनी व्यवहार्यता न्यायनिर्णयन के लिए खुली है ।  इसके 
अलावा, वित्तीय पहलू भी हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

मंत्रियों का समूह: इस मांग पर विचार करने के लिए सरकार 
द्वारा जनवरी, 2005 में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया 
गया था।  GOM ने OROP की सिफारिश नहीं की थी।

छठा कें द्रीय वेतन आयोग: छठे वेतन आयोग ने भी वन रैंक वन 
पेंशन की सिफारिश नहीं की । 

कैबिनेट सचिव समिति, 2009: समिति ने इस मांग और अन्य 
संबंधित मुद्दों पर विचार किया, लेकिन OROP की सिफारिश 
नहीं की।  हालांकि, इसने अतीत और वर्तमान पेंशनभोगियों के 
बीच के अंतर को कम करने के उद्देश्य से सात सिफारिशें कीं

स्थायी समिति: स्थायी समिति ने अपनी 7वीं और 9वीं (15वीं 
लोकसभा) रिपोर्ट में वन रैंक वन पेंशन पर फिर से अपना रुख 
दोहराया।  

राज्यसभा याचिका समिति: राज्यसभा याचिका समिति ने 
अपनी 142 वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को रक्षा बलों के लिए 
वन रैंक वन पेंशन लागू करनी चाहिए। 	

कैबिनेट सचिव समिति (2012): समिति ने OROP के 
कार्यान्वयन की सिफारिश नहीं की, हालांकि, इसने पिछले 
सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य तरीकों 
की सिफारिश की ।
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“ मैंने वन रैंक वन पेंशन के लिए आपके समक्ष एक संकल्प 
किया था। आपको पिछली सरकारों के कार्यकाल में 
काफी संघर्ष करना पड़ा और आंदोलन शुरू करने पड़े। 
राष्ट्र  उसी का गवाह है। अब राष्ट्र  और आप सभी इस बात 
के गवाह हैं कि न केवल वन रैंक वन पेंशन लागू की गई 
है बल्कि हमारी सरकार द्वारा अब तक 35 हजार करोड़ 
रुपये वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का पेंशन बजट 
44 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1 लाख 12 हजार करोड़ 
रुपये से अधिक हो गया है।

-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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सरकार द्वारा उठाए गए कदम
अध्याय 3

सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार कर लिया। 16 वीं 
लोकसभा के गठन के बाद 09.06.2014 को संसद के दोनों 
सदनों के लिए राष्ट्र पति के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया 
गया था और OROP के कार्यान्वयन के लिए बजट 2014-15 में 
₹ 1000  करोड़ का आवंटन प्रदान किया गया था।

रक्षा बलों के लिए OROP को लागू करने के सरकार के फैसले के 
अनुसरण में, इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय में बैठकों की एक 
श्रृंखला आयोजित की गई थी। सरकार ने बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों 
और पूर्व सैनिकों से परामर्श किया। रक्षा पेंशन की व्यापकता 
और जटिलता को ध्यान में रखते हुए OROP के कार्यान्वयन पर 
सरकारी आदेश जारी करने से पहले विशेषज्ञों और पूर्व सैनिकों 
के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया।  

पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन 
करते हुए भारत सरकार ने भारी वित्तीय बोझ के बावजूद 
7.11.2015 को आदेश जारी कर OROP को लागू करने का 
ऐतिहासिक निर्णय लिया था।  30.06.2014 तक सेवानिवृत्त 
सशस्त्र बलों के कार्मिकों को इस आदेश के तहत कवर किया 
गया था।  
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OROP का तात्पर्य यह है कि एक ही रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले 
सशस्त्र बलों के कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह 
किए बिना सेवा की समान लंबाई के होने पर समान पेंशन का 
भुगतान किया जाए । इस प्रकार, OROP का तात्पर्य समय-समय 
पर वर्तमान पेंशनभोगियों और पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन की 
दर के बीच के अंतर को पाटने से है । 

OROP की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I.	 पूर्व पेंशनभोगियों का पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त 
लोगों की पेंशन के आधार पर फिर से तय किया जाएगा और 
यह लाभ 01.07.2014 से प्रभावी होगा।

II.	 2013 में एक ही रैंक में सेवानिवृत्त कर्मियों के न्यूनतम और 
अधिकतम पेंशन के औसत और समान सेवा अवधि के साथ 
सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन फिर से तय किया जाएगा ।

III.	औसत से अधिक पेंशन पाने वालो का पेंशन इस आधार पर 
कम नहीं किया जायेगा।

IV.	बकाया राशि का भुगतान चार समान छमाही किस्तों में 
किया जाएगा। तथापि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन 
और गैलेंट्री  पुरस्कार विजेताओ ं सहित सभी पारिवारिक 
पेंशनभोगियों को एक किस्त में बकाया भगुतान किया जाएगा ।

V.	 पेंशन का निर्धारण हर 5 साल में किया जाएगा।

OROP लाभ 
अध्याय 4
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OROP के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को 
तेज करने के लिए सरकार ने पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए 
दरों को दर्शाते हुए 101 पेंशन तालिकाओ ंके साथ दिनांक 03.02.2016 
को विस्तृत आदेश जारी की। 
1.7.2014 से पहले के सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की 
मौजूदा पेंशन को वास्तविक अर्हक सेवा के संदर्भ में जैसा कि तालिका में 
दिखाया गया है, रैंक (और JCO/ORs के मामले में समूह) के लिए लागू 
तालिका के  अनुसार प्रत्येक रैंक के लिए समय-समय पर लागू अधिकतम 
टर्म्स ऑफ़ इंगेजमेंट की शर्त के साथ,  बढ़ाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रमों (PSU) में समाहित सेवाकर्मी   जिन्होंने पेंशन के 100% 
कम्यूटेशन का विकल्प चुना था, का पेंशन भी पेंशनभोगियों की नियमित 
श्रेणी के  लिए निर्धारित रैंक की संशोधित पेंशन के संदर्भ में, संशोधित 
किया गया।
संबंधित आयु (80 वर्ष और अधिक) प्राप्त करने पर वृद्धावस्था 
पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए लागू अतिरिक्त पेंशन को 
भी पेंशन संवितरण एजेंसीज (PDA) द्वारा 1.7.2014 या पेंशनभोगी के 
80 वर्ष या अधिक  की आयु प्राप्त करने की तारीख, जो भी बाद में हो  से 
बढ़ाया गया । 
OROP के लागू होने पर बकाया राशि पर होने वाला वास्तविक व्यय का 
वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय लाभ
अध्याय 5

वित्तीय वर्ष OROP बकाया के कारण संवितरित राशि

2015-16 ₹ 2,861.55 करोड़ 

2016-17 ₹ 5,370.61 करोड़

2017-18 ₹ 2,563.24 करोड़ 

कुल ₹ 10,795.40 करोड़ 



10 वन रैंक वन पेंशन

30.06.2014 तक सेवानिवृत्त रक्षा बल पेंशन भोगी और 
उसके पूर्व में पारिवारिक पेंशनभोगी OROP से लाभान्वित हुए। 
ओआरओपी लागू होने के कारण 20,60,220 रक्षा बलों के 
पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को बकाया के रूप में ₹ 10,7954 
करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।  

OROP के कारण वार्षिक व्यय लगभग ₹ 7,123 करोड़ है।  
करीब छह वर्षों के लिए 01.07.2014 से शुरू होकर कुल व्यय 
₹ 42,740 करोड़ से अधिक है। 

OROP लाभार्थियों को 7 वें CPC के तहत 2.57 के गुणन के 
आधार पर भी पेंशन निर्धारण का लाभ  मिला ।

सुधार से किसे फायदा
अध्याय 6
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यहाँ OROP की सफलता की कुछ झलकियाँ  हैं।

OROP : मीडिया रिपोर्ट्स
अध्याय 7
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25 फरवरी 2019 को राष्ट्र  को नेशनल वॉर मेमोरियल  के समर्पण 
के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री 
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय   
भारत सरकार


